भारत सरकार
वित्त मंत्रालय 
वित्तीय सेवाएं विभाग
राज्य सभा 
अतारांकित प्रश्न संख्या 3585
(जिसका उत्तर 27 मार्च, 2018/06 चैत्र, 1940 (शक) को दिया जाना है)
मोबाइल वॉलेट का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं के लिए के॰वाई॰सी॰ की आवश्यकता
3585.
श्रीमती वानसुक साइमः 
क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क)
क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने 28 फरवरी 2018 को अन्तिम तिथि निर्धारित करते हुए उपभोक्ताओं से उनकी पहचान का ब्यौरा और बायोमैट्रिक सहित सूचना एकत्रित करने के लिए मोबाइल वॉलेट कम्पनियों को आदेश दिया है;

(ख)
क्या रिपोर्ट यह संकेत करती है कि देश में मोबाइल वॉलेट का उपयोग करने वाले प्रत्येक 10 उपभोक्ताओं में से कम से कम 8 ने अभी तक के॰वाई॰सी॰ की आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया है; और
(ग)
क्या उद्योग विशेषज्ञ महसूस करते हैं कि वर्तमान अनिश्चितता के कारण मोबाइल वॉलेट के लेन-देन में करीब 30 प्रतिशत तक की कमी आएगी?
उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्‍ल)
(क) से (ग): 29 दिसम्‍बर, 2017 को अद्यतित 11 अक्‍टूबर, 2017 के भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के संबंधित मास्‍टर अनुदेश के अनुसार, चूंकि प्री-पेड भुगतान लिखत (पीपीआई) जारीकर्ताओं द्वारा भुगतान प्रणाली का परिचालन किया जा रहा है, समय-सयम पर संशोधित धन शोधन निवारण अधिनियम, 2005 तथा इसके अंतर्गत बनाई गई नियमावली के प्रावधान समस्‍त पीपीआई जारीकर्ताओं पर भी लागू होते हैं। आरबीआई ने इसलिए सभी पीपीआई जारीकर्ताओं, प्रणाली मुहैया कराने वालों तथा प्रणाली में भाग लेने वालों के लिए यह अनुदेश जारी किया है कि वे अपने मौजूदा ग्राहकों का अपेक्षित अपने ग्राहक को जाने (केवाईसी) 28 फरवरी, 2018 तक अथवा इससे पहले पूरा कर लें।

आरबीआई ने सूचित किया है कि 28 फरवरी, 2018 की स्थिति के अनुसार, सेमी-क्‍लोज्‍ड पीपीआई का 16.4 प्रतिशत तथा ओपन सिस्‍टम पीपीआई का 81.1 प्रतिशत मास्‍टर निदेशों के अनुसरण में यथा लागू पीपीआई धारकों के केवाईसी से संबंधित प्रावधानों के अनुरूप हैं।

ग्राहक का बचाव, सुरक्षा, संरक्षा को सुनिश्चित करने की दृष्टि से सभी हितधारकों से प्राप्‍त टिप्‍पणियों/मतों का परीक्षण करने के उपरांत आरबीआई द्वारा मास्‍टर निदेश जारी किए गए थे।
*****
